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�ा�कथन  

भारत सरकार (जीओआई) ने �ाकृ�तक आपदा, क�ड़� तथा रोग� जैसे �व भ!न 

जौ#खम�, जो फसल क� आं शक तथा पूण, �वफलता का कारण बनते है, के 

��त कृ�ष समुदाय का बीमा करने के  लए �पछले तीन दशक� से कुछ फसल  

बीमा योजनाएं �ार4भ क� है। 6यापक फसल बीमा योजना (सीसीआईएस), 

1985 म; �ार4 भ, �थम देश6यापी योजना थी। सीसीआईएस को 1999 म; 

रा<=>य कृ�ष बीमा योजना (एनएआईएस) ?वारा प@रव�त,त कर Aदया गया था 

तथा भारतीय कृ�ष बीमा क4पनी  ल. (एआईसी) को 1 अ�ैल 2003 से 

काया,!वयन अ भकरण (आईए) के Gप म; ना मत Hकया गया था। जीओआई न े

उJ मौसम प@रिLथ�तय� जैसे Hक अभाव, अMधक अथवा असाम�यक वषा,, 

पाला, तापमान म; प@रवत,न आAद के ��त Hकसान� के जो#खम� को कवर करने 

के  लए राOय� म; खर>फ मौसम से �ारि4भक मौसम आधा@रत फसल बीमा 

योजना (डQRयूबीसीआईएस) को भी �ार4भ Hकया था।  

जीओआई ने संशोMधत रा<=>य कृ�ष बीमा योजना (एमएनएआईएस) को �ारंभ  

Hकया तथा इसे रबी मौसम 2010-11 से 50 िजल� म; �ाि4भक आधार पर 

काया,ि!वत Hकया। रबी मौसम 2013-14 से जीओआई ने एनएआईएस को 

प@रव�त,त करते हुए एमएनएआईएस तथा डQRयूबीसीआईएस को एक नए 

काय,Vम, रा<=>य फसल बीमा काय,Vम (एनसीआईपी) म;  मला Aदया था। 

तथा�प, राO य� के अनुरोध पर एनएआईएस रबी मौसम 2015-16 तक जार> 

रह>। एआईसी तथा अ!य सूचीबY �नजी बीमा क4प�नय� को एनसीआईपी के 

अतंग,त काया,!वयन अ भकरण� (आईए) के Gप म; ना मत Hकया गया था। 

एनएआईएस, जहां जीओआई तथा राOय सरकार� ने बीमा �ी मयम (Hकसान� 

के अशं से अMधक) तथा बीमा दाव� (एआईसी ?वारा पूरे Hकए जाने वाल> सीमा 

से अMधक) को आMथ,क सहायता �दान क� थी, के �वपर>त डQRयूबीसीआईएस 

से सरकार> आMथ,क सहायता को केवल बीमा �ी मयम तक सी मत कर Aदया 

गया था। खर>फ मौसम 2016 से जीओआई ने एनएआईएस तथा एनसीआईपी 

को प@रव�त,त Hकया तथा �धान मंZी फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को 

�ार4भ Hकया तथा डQRयूबीसीआईएस क� पुनस[रचना क�। 
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वत,मान �न<पादन लेखापर>\ा ��तवेदन 2011-12 से 2015-16 तक क� अवMध 

के दौरान सरकार> �नMधय� के उपयोग, योजनाओं के काया,!वयन तथा 

मॉ�नट@रगं क� समी\ा करता है।  

जीओआई के फसल बीमा �दान करने के तीन दशक� के ल4बे �यास के 

बावजूद इन योजनाओं के अतंग,त Hकसान� का आवतृन �न4न रहना जार> रहा। 

गैर-ऋणी Hकसान� का आवतृन �वशषे Gप से �न4न रहा मु`यतः bय�Hक 

योजनाएं ऋणी Hकसान� पर लc\त रह> हd िजनके  लए योजनाओं म; अ�नवाय, 

आवतृन का अनुबंध हd। 

जीओआई तथा राOय सरकार� ने बीमाकृत Hकसान� के डाटा बेस का अनुर\ण 

नह>ं Hकया था। एआईसी ने भी Hकसी भी योजना के अतंग,त समा�व<ट डाटा 

का अनुर\ण नह>ं Hकया था। अMधकांश Hकसान� ने एनएआईएस के अतंग,त 

ऋण रा श के बराबर बीमाकृत रा श को अपनाया था जो दशा,ता है Hक या तो 

ऋणी Hकसान� का केवल ऋण रा श को आवतृन करने का उeेfय था (िजस 

मामले म; योजना ने फसल बीमा के Gप म; काय, करने से अMधक ऋण बीमा 

के Gप मे काय, Hकया) या Hफर वह अवगत नह>ं थे या ऋण सं�वतरण 

बैक/एफआई ?वारा योजना के पूण, �ावधान� के सबंध ंम; उ!हे उMचत �कार से 

सूMचत नह>ं Hकया था। बुआई \ेZ एवं बीमाकृत \ेZ से संबंMधत डाटा म; अतंर 

था। इसके अलावा राOय सरकार� ?वारा �दhत तथा एआईसी ?वारा उपयोग 

Hकए गए डाटा क� स4पूण,ता सु�निfचत नह>ं थी। राOय सरकार� तथा 

ऋण/बीमा सं�वतरण बdक� तथा �वhतीय संL थान� ?वारा �वल4ब� तथा चकू, 

िजसका प@रणाम कृ�ष समुदाय को बीमा आवतृन के इनकार तथा �वल4ब 

करने म; हुआ, पाई गई थीं। योजनाओं को मानीटर करने हेतु कोई �भावी 

HVया�वMध नह>ं थीं। 

इस ��तवेदन को भारत के सं�वधान के अनुiछेद 151 के तहत भारत के 

रा<=प�त को �Lतुतीकरण हेतु तैयार Hकया गया है।  

लेखापर>\ा भारत के �नयZकं एवं महालेखापर>\क ?वारा जार> लेखापर>\ा 

मानक� के अनुसार क� गई है।    


